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विषय: कृषि आगत अनुदान में वृद्धि
1145.  श्री ओम प्रकाश माथुरः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बागवानी फसलों जैसे सन्तरा, किन्नू एवं नकदी फसल जैसे जीरा, इसबगोल इत्यादि में प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा होने के कारण कृषि आगत अनुदान की दर कम से कम 50,000 रुपये प्रति हैक्टेयर बढ़ाने का विचार रखती है; और
(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत) 
(क):  जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। 
(ख): देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को इसके वर्तमान स्वरूप में दिनांक 01.04.2014 से शुरू किया गया था। एमआईडीएच दिशा-निर्देशों का भाग होने के कारण लागत संबंधी मानदंड अप्रैल, 2014 में अधिसूचित किए गए थे। इस योजना की कार्यावधि को इन्ही लागत मानदंडों पर 14वें वित्त आयोग की अवधि की समाप्ति अर्थात दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया है।  
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